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जिसका उत्‍तर 19 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
तमिलनाडु में सिंचाई परियोजनाओं हेतु निधियां
2702. श्रीमती कानीमोझी: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार ने तमिलनाडु राज्य के लिए दीर्घकालिक सिंचाई निधि के अंतर्गत किन्हीं बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की है और उसके लिए निधि आवंटित की है; और 
(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख) जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन और रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। उनके प्रयासों में सहयोग के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों अर्थात त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) आदि के माध्यम से जल संसाधनों के निरंतर विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देती है।
वर्ष 2016-17 के दौरान, एआईबीपी के अंतर्गत  निन्यानवे (99) चल रही बृह्त/मध्यम परियोजनाओं की राज्यों के परामर्श से पहचान की गई है, जिनकी अधिकतम सिंचाई क्षमता 76.03 लाख हे. है और जिन्हें उनके कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन निर्माण कार्यों सहित चरणवार दिसंबर, 2019 तक पूरा किया जाना है। 
तमिलनाडु की कोई चल रही एआईबीपी परियोजना नहीं है और इसलिए तमिलनाडु दीर्घकालीन सिंचाई कोष के अंतर्गत निधि प्राप्त करने का पात्र नहीं है। 
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